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कोविड -19 और महिला स्ट् रीट वेंडर्स

अधिकार, प्रतिबंध और  
कानून का शासन 
शरण भवनानी, प्रशांत नारंग और जयना बेदी

प्रस्तावना
स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या भारत की कुल शहरी आबादी की 2% है 
(भौमिक 2005)। इसके साथ ही, आवश्यक वस्तुओ ंको उपलब्ध 
करा कर स्ट् रीट वेंडर्स  शहरी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाते हैं। उनकी इस अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को नियमित करने 
में मदद करने के लिए वर्ष 2014 तक राष्ट् रीय स्तर पर कोई कानून 
मौजूद नहीं था। जिसके कारण अक्सर स्थानीय प्राधिकरणों या 
पुलिस अधिकारियों के द्वारा उनके खिलाफ वसूली करने वाली 
कार्रवाई करने को बढ़ावा मिलता था (आवास और शहरी मामलों 
का मंत्रालय 2011)। 2014 में पारित स्ट् रीट वेंडर अधिनियम (स्ट् रीट 
वेंडर्स एक्ट) ने भारत में सम्मानजनक आजीविका के अधिकार की 
लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। इस एक्ट ने 
अधिकार आधारित अप्रोच के माध्यम से स्ट् रीट वेंडिगं के कार्य को 
औपचारिक रूप देने की बात की। लेकिन 2019 तक, राज्य सरकारों 
ने इस कानून को लागू न करके इसे दांत रहित बना दिया (सेंटर 
फॉर सिविल सोसाइटी 2019)।

अधिकांश स्ट् रीट वेंडर्स  को अब भी पूर्व की भांति ही मुश्किलात और 
स्थानीय अधिकारियों के हाथों शोषण का सामना करना पड़ रहा है। 
उनमें से भी सबसे अधिक मार लगभग दस लाख महिला स्ट् रीट 
वेंडर्स पर पड़ी है। इन महिलाओ ंको न केवल आर्थिक समस्याओ ंका 
सामना करना पड़ता है बल्कि लिगं आधारित हिसंा’ व अन्य 
दमनकारी सामाजिक मानदंडों को भी झेलना पड़ता है (चक्रवर्ती 
और आहूजा 2021)। कोविड -19 के प्रसार और वर्ल्ड हेल्थ 

ऑर्गनाइजेशन  (WHO) द्वारा “अर्जेंट और एग्रेसिव कदम उठाने 
सम्बंधी” वैश्विक आह्वान (WHO 2020) पर प्रतिक्रिया दर्ज कराते 
हुए, भारत ने अधिकारों के दायरे में व्यापक कमी लाने की तैयारी 
कर ली। हालांकि, डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि “देशों  को स्वास्थ्य 
की रक्षा करने, आर्थिक और सामाजिक व्यवधानों को कम करने 
और ह्यूमन राइट्स का सम्मान करने के बीच एक अच्छा बैलेंस  
बनाना चाहिए” (WHO 2020) बैलेंस को बनाये रखने के लिए, हमें 
एग्जिक्युटिव की शक्तियों को बारीकी से निर्देशित और सीमित 
करना चाहिए। पार्लियामेंट द्वारा अधिकार प्राप्त, एग्जिक्युटिव ने 
बाजारों को बंद करने, कर्फ्यू लगाने और आवाजाही पर रोक लगाने 
का आदेश दिया। कोविड -19 से संबंधित ये प्रतिबंध वेंडर्स  को 
अतिरिक्त प्रतिकूलताओ ंके साथ घेर लेते हैं। पहले से ही संकटपूर्ण 
जीवन जी रही वीमेन वेंडर्स गरीबी और गंभीर आर्थिक व  सामाजिक 
कठिनाइयों के और करीब पहंुच गई हैं (मैथिया 2020)।

यह पॉलिसी ब्रीफ में महिला स्ट् रीट वेंडर्स पर कोविड -19 वाले 
प्रतिबंधों के असरों का मूल्यांकन करती है। खास तौर से, यह 
रेखांकित करता है: i) महामारी के बीच स्ट् रीट वेंडिगं के कार्य को 
रेग्युलेटकरने के लिए सरकार द्वारा अपनाया गया नजरिया; (ii) 
ज्यादतियों के क्षेत्र और वेंडर्स पर इसका असर; और iii) बेहतर 
अंतरराष्ट् रीय प्रथाएं जो संकट के दौरान सरकार के नजरिया का 
मार्गदर्शन कर सकती हैं।
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महामारी को लेकर कें द्र सरकार की सबसे पहली प्रतिक्रियाओ ंमें से 
एक कोविड -19 को डिजास्टर मैनेंजमेंट एक्ट, 2005 (DMA) के 
तहत  डिजास्टर के रूप में नोटिफाई करना था। यह घोषणा 
मिनिस्टरी ऑफ होम अफेयर्स (MHA) को राज्य सरकारों को 
निर्देश देने और स्वास्थ्य संकट से निबटने के लिए स्वतंत्रता में 
कटौती करने का अधिकार देती है। इन प्रतिबंधों ने स्ट् रीट वेंडर्स की 
आजीविका को बुरी तरह असरित किया (भवनानी, नारंग, और 
बेदी)।

भारत में गरीबों और कमजोरों पर कोविड -19 प्रतिबंधों के संभावित 
असरों को ध्यान में रखते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 
(NDMA) ने 28 मार्च 2020 को राज्यों के लिए निर्देश जारी किया 
किः:

कोविड -19 रिस्ट्रिक्शंस   
सिविल और आर्थिक स्वतंत्रता 
के उल्लंघनों का डॉक्युमेंटेशन

“पब्लिक के साथ डीलिगं करने के 
दौरान ह्युमनटेरियन अप्रोच अपनाएं, 
खास तौर से उन लोगों के साथ जो 
लॉकडाउन के कारण बेघर हो गये हैं। 
निर्धारित प्रतिबंधों को लागू करना 
करुणा और हमारे नागरिकों की 
देखभाल के कर्तव्य की भावना से युक्त 
होना चाहिए।” 
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इस निर्देश के बाद भी पुलिस की बेरहमी अपने चरम पर थी 
(पुरकायस्थ 2020)। हमारे हालिया अध्ययन ने कोविड -19 प्रतिबंधों 
के कारण महिला स्ट् रीट वेंडर्स के द्वारा झेली जा रही चुनौतियों को 
डॉक्युमेंट किया है। यह डाक्युमेंटेशन दिल्ली और राजस्थान की 40 
महिला स्ट् रीट वेंडर्स के साथ किये गए इंटरव्यू पर आधारित है 
(भवनानी, नारंग और बेदी)।

कोविड -19 प्रतिबंधों के कारण इनकम  में तेज 
गिरावट आई

इंटरव्यू में शामिल कुल महिला स्ट् रीट वेंडर्स में से 45% महिला स्ट् रीट 
वेंडर्स महामारी के पूर्व प्रतिदिन 500 रूपये तक कमाती थीं जबकि 
इंटरव्यू में शामिल 55% महिला स्ट् रीट वेंडर्स की दैनिक आमदनी 
500 से 1000 रूपये तक थी। महामारी के दौरान (जिसमें 
लॉकडाउन की अवधि भी शामिल है) 82% महिलाओ ंकी आमदनी 
कुछ भी नहीं थी जबकि 15 % महिलाएं 50 रूपये से लेकर 300 
रूपये प्रतिदिन कमा रहीं थी। यहां तक कि जुलाई 2020 में (जब 
आर्थिक गतिविधियों के फिर से संचालन की अनुमति दे दी गई थी) 
कामकाज शुरू होने के बावजूद 25% महिलायें आमदनी में कमी 
का सामना कर रहीं थी। इंटरव्यू में शामिल 37.5% महिलायें अपने 
परिवार में अकेली कमाने वाली थी। लगभग 87.5% महिलायें यह 
महसूस करती थीं कि महिला और पुरूष दोनों स्ट् रीट वेंडर्स के समक्ष 

Before lockdown  
(March 2020) 

During lockdown 
(March-July 2020)

After lockdown was lifted*
(Post July 2020)

45%
55%

₹500-₹10000-₹500

₹50-₹300 ₹500 or more₹0

82%

15%

3%

25%

55%

20%

No change in income

Increase in income

Fall in income

*From pre-pandemic income levels

Earning of women street vendors 
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उत्पन्न हुई समस्या का कारण एक ही था – अत्यधिक वित्तीय संकट।

सरकारी अधिकारियों के द्वारा आदेशों का मनमाने ढंग से 
इस्तेमाल 

जिन महिलाओ ं का इंटरव्यू लिया गया था, उनमें से लगभग एक तिहाई 
(30%) आवश्यक सामान जैसे फल और सब्जियां बेचा करती थीं। भले ही 
कें द्र और राज्य सरकार के विभिन्न आदेशों ने आवश्यक वस्तुओ ंकी बिक्री की 
अनुमति दी हो, लेकिन मार्च से जुलाई 2020 तक कोई भी महिला स्ट् रीट 
वेंडिगं का कार्य जारी रखने में सक्षम नहीं थी। जुलाई के बाद भी, आवश्यक 
सामान बेचने वालों में से लगभग 16% ने बताया कि स्थानीय अधिकारियों ने 
उनके  व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लगा रखा था। एक बड़ा ट्र ेंड  देखने को 
मिला कि “139 व्यक्तियों [ स्ट् रीट वेंडर्स और दकुानदारों] में से जिन 45% से 
अधिक पर [कोविड - संबंधित आदेशों का उल्लंघन करने का] आरोप लगा 
था वे आवश्यक सेवाएं और सामान उपलब्ध करा रहे थे” (सीपीए प्रोजेक्ट 
2020)।

Nature of goods sold by 
women vendors

During lockdown After lockdown was lifted

Restriction on women vendors selling �essential goods

(Post July 2020)

Non-essential goods

Not allowed to Sell Not allowed to Sell 

Essential goods (fruits and vegetables) 

Allowed to Sell Allowed to Sell 

70%

84%

30%

100%

16%

(March-July 2020)
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Arbitrary restrictions on ground by 
public officials

Arbitrary seizures by 
public officials

Did not report of any arbitrary restriction Did not report of arbitrary seizure

Reported of arbitrary restrictions on sale of goods Reported of arbitrary seizure of goods

41%

59%

27.58%

72.42%

पुलिस अधिकारियों के द्वारा शोषण

जुलाई 2020 के बाद स्ट् रीट वेंडिगं के कार्य को जारी रखने वाले 
80.55% लोगों ने जानकारी दी कि उन्हें किसी न किसी प्रकार के 
प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। एग्जिक्युटिव ऑर्डर जारी कर कार्य 
करने के समय, प्रत्येक स्टॉल पर उपस्थित व्यक्तियों की संख्या, 
मास्क और सेनिटाइजर रखने आदि जैसे नियम निर्धारित किये। 
एग्जिक्युटिव के अधिकांश आदेशों में स्ट् रीट वेंडर्स को किसी विशेष 
दिन और समय अवधि में ही रेहड़ी लगाने की अनुमति प्रदान करने 
के कारणों से संबंधित स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया था। हाल ही 
में अदालतों ने भी ऐसे कार्यों को ‘मनमानी’ के रूप में वर्गीकृत किया 
है। (री डिथंर वाली घटना में आइजॉल बनाम मिजोरम सरकार)।

लगभग 59% लोगों ने बताया  कि उक्त आदेशों के अलावा, पुलिस 
या लोकल म्युन्सिपॉलिटी के अधिकारियों द्वारा अन्य मनमाने 
प्रतिबंध भी लगाए गए थे। एक स्ट् रीट वेंडर ने कहा, “जब तक हम 
उन्हें पैसे नहीं देते हैं, तब तक वे हमें अपनी दकुान स्थापित करने की 
अनुमति भी नहीं देते हैं।” लगभग 27.58% ने बताया कि कोविड 
मानदंडों का उल्लंघन करने की आड़ में उनके सामान को मनमाने 
ढंग से जब्त कर लिया गया था, और उन्हें अक्सर अपने सामान 

वापस प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ती थी। 
कुछ लोगों ने तो यहां तक ​​कहा, “स्थानीय अधिकारियों ने मेरे 
सामान को नष्ट कर दिया।” ऐसा तब किया जाता था जब विक्रे ता 
मांगे गए रिश्वत का भुगतान नहीं कर पाते थे।

2020 में, “कुल स्ट् रीट वेंडर्स में से 75% से अधिक मुख्य रूप से इस 
बात के लिए आरोपित थे कि कि उन्होंने अपनी दकुानें खोली थी या 
अपना व्यापार जारी रखा और भीड़ इकट्ठा की, जिससे वायरस 
फैलने का खतरा बढ़ गया था। पहले और दसूरे लॉकडाउन (23 
मार्च-2 अप्रैल) के दौरान, स्ट् रीट वेंडर्स का 50% से अधिक माल, 
उनके द्वारा व्यापार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियां (कार्ट) 
या दोपहिया वाहनों को पुलिस ने जब्त कर लिया था (सीपीए 
प्रोजेक्ट 2020)।

इन इंटरव्यूज़ से पता चलता है कि कैसे प्रतिबंधात्मक आदेशों और 
सत्ता के दरुुपयोग का गरीबों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इससे 
अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में वित्तीय संकट बढ़ता है जिससे महिला 
स्ट् रीट वेंडर गरीबी और निर्धनता के और करीब हो जाती हैं (कोचर 
2021)।
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महामारी को रोकने  
के  सरकारी प्रयासों में 
कहां कमी रह गई? 

न्यूजीलैंड, स्वीडन और ताइवान जैसे देशों के विपरीत, भारत ने 
कोविड -19 महामारी से निबटने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं 
बनाया है। भारत में महामारी से निबटने के लिए एग्जिक्युटिव ने तीन 
कानूनों के तहत पेंचीदा ‘आदेशों का जाल’ (भाटिया 2020) सृजित 
कर दिया। इन कानूनों में शामिल हैः डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट , 
2005 (DMA), द इपिडेमिक डिजीज एक्ट  1897 (EDA) और 
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर  1974 (CrPC)। महामारी के विस्तार 
को रोकने के लिए उठाये गए सभी सरकारी कदम उक्त तीन कानूनों 
पर ही आधारित हैं।

इन कानूनों में एग्जिक्युटिव के द्वारा शक्तियों के मनमाने दरुुपयोग 
से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसी प्रकार के प्रावधान नहीं किये 
गए हैं। नीचे हम चार सिद्धांतों की बात करेंगे जो रूल ऑफ लॉ को 
प्रोत्साहित करने और इंडिविजुअल राइट्स (बेदी और नारंग) को 
प्रोटेक्ट करने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। हमने पाया है कि 
DMA और EDA का प्रदर्शन इन चारों पहलुओ ंके आधार पर बहुत 
बुरा रहा है। 

विवेक आधारित मार्गदर्शन 

एग्जिक्युटिव की विवेक आधारित कारवाई को आवश्यक रूप से 
कुछ निश्चित मानदंडों के द्वारा निर्देशित होना चाहिए। मानदंडों और 
दिशा निर्देशों के बिना इस बात का आकलन करना मुश्किल हो 
सकता है कि कोई प्रशासनिक निर्णय विशेष “सच्चाई और योग्यता 
और उचित विचारों पर आधारित है या दरु्भावनापूर्ण और कुछ 
अनुचित और भ्रष्ट विचारों से प्रेरित है” (हेल्सबरी के भारत के कानून 
2019)। यदि विवेक मानदंडों के द्वारा निर्देशित नहीं है, तो यह 
भ्रष्टाचार, मनमानी और शक्तियों के दरुुपयोग का कारण बन सकता 
है। न तो EDA और न ही DMA इस बारे में कोई मार्गदर्शन प्रदान 
करते हैं कि एग्जिक्युटिव के द्वारा विवेक का प्रयोग कैसे किया जाना 
चाहिए (भवनानी, नारंग और बेदी आगामी)। उदाहरण के लिए, 
EDA की धारा 2 राज्य सरकार को अनुमति देती है (धारा 2 EDA, 
1897) कि:

“ऐसी बीमारी के प्रसार को रोकने के 
लिए ऐसे उपाय और ऐसे टेम्परेरी 
रेग्युलेशंस को लागू करें जैसा 
आवश्यक प्रतीत हो।”. 

ऐसे शासनादेश किसी प्रकार के दिशा निर्देशों के बिना होते हैं और 
या तो जारी किये जा सकने वाले आदेश के रूप में होते हैं या जैसी 
जरूरत हो उस पर आधारित होते हैं। 

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय 

ऐसी कोई भी सरकारी कार्रवाई जो किसी व्यक्ति को जीवन, 
स्वतंत्रता और संपत्ति से वंचित करती है उसे कुछ निश्चित प्रक्रियाओ ं
की अनुपालना अवश्य करनी चाहिये। इसमें कम से कम किसी भी 
सरकारी कार्रवाई के पूर्व नोटिस जारी करने, जिसमें कि उस 
कार्रवाई विशेष को करने के कारणों की विस्तृत जानकारी प्रदान 
करने वाला आदेश और अधिकारों को वंचित करने से पूर्व सुनवाई 
करने का अवसर व एग्जिक्युटिव के उस निर्णय को चुनौती देने के 
तौर तरीकों की जानकारी शामिल हो (मिनाट्टु र 2015; चौहान 
1995)। DMA और EDA ऐसे सुरक्षा के उपाय प्रदान नहीं करते हैं।

आनुपातिकता और सांठगांठ का सिद्धांत 

आनुपातिकता अथवा आनुपातिकता के सिद्धांत यह सुनिश्चित 
करने में मदद करते हैं कि “जब सरकार कोई कार्रवाई कर रही हो 
तो उस कार्रवाई के द्वारा प्राप्त होने वाले लक्ष्य को हासिल करने 
लिये प्रयुक्त साधन को उद्देश्य के अनुरूप अनुकूलित किया गया हो” 
(मैथ्यूज 2017)। हालांकि, वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के 
लिए EDA और DMA के तहत जारी किए गए कुछ आदेशों में 
आनुपातिकता नहीं थी। उदाहरण के लिए, ओडिशा सरकार ने उपाय 
के तौर पर कर्फ्यू लागू कर सभी निजी वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध 
लगा दिया। अंततः इस बाबत उच्च न्यायालय द्वारा आनुपातिकता के 
आधार पर पूछताछ की गई थी (मिश्रा 2020)।
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अधीनस्थ कानून निर्माण पर नियंत्रण 

चूंकि नियम और आदेश निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा नहीं बनाए जाते 
हैं या बारीकी से जांच के अधीन नहीं होते हैं, इसलिए विधायिका को 
इस बात को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि ये लोगों के हितों के 
विरुद्ध न चलें। मूल कानून को इस विषय पर दिशानिर्देश निर्धारित 
करना चाहिए जो नियमों और आदेशों को रेग्युलेट कर सकें । DMA 
और EDA एग्जिक्युटिव को ऐसा कोई मार्गदर्शन प्रदान नहीं करते 
हैं। नतीजतन, इन कानूनों के तहत जारी किए गए आदेश जिला 
अधिकारियों को व्यापक अधिकार प्रदान करते हैं, और आगे उन्हें ही 
आदेश जारी करने का अधिकार दिया जाता है।

DMA और EDA दोनों के आदेश ढीले-ढाले हैं और वे एग्जिक्युटिव 
की शक्तियों पर पर्याप्त रोक लगाने में विफल हैं। स्वास्थ्य संकट से 
निबटने के लिए किसी भी स्पष्ट विधायी मार्गदर्शन के अभाव में, 
एग्जिक्युटिव ने DMA और EDA दोनों के तहत आदेशों और 
स्पष्टीकरण आदेशों की एक श्रृंखला के माध्यम से इस मुद्दे को 
निपटाया।

राज्यों ने दो प्रकार से  प्रतिक्रियायें दर्ज करायीं । दिल्ली, महाराष्ट्र  
और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों ने EDA के तहत नियम और 
आदेश जारी किए। राजस्थान और कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों ने 
अपने स्वयं के महामारी रोग कानून (इपिडेमिक डीजीज़ लॉज़) पेश 
किए। ये राज्य स्तरीय कानून एग्जिक्युटिव को व्यापक शक्तियां 
प्रदान करना जारी रखते हैं, और सत्ता के दरुुपयोग के खिलाफ 
व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय स्थापित नहीं 
करते हैं। अंत में, भले ही EDA इसके तहत अधिनियमित नियमों का 
‘टेम्परेरी’ होना आवश्यक बनाता है, लेकिन यह विनियमों के समापन 
की  तिथि की बात नहीं करता है। EDA के  रेग्युलेशंस सरकारी 
अधिकारियों को असाधारण शक्तियां प्रदान करते हैं और व्यक्तियों 
की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। नियमों और आदेशों की समाप्ति 
तिथि अधिकारों के लंबे समय तक निलंबन को सीमित करती है 
और मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर इन नियमों की आवश्यकता 
की रिव्यू करने में मदद करती है।
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कें द्र और राज्य सरकारों द्वारा 
पारित एग्जीक्यूटिव आदेश

कें द्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए आदेश चुनौतियों से भरे थे। 

26 मार्च 2020 के एक आदेश के तहत, MHA ने आवश्यक वस्तुओ ंके 
सप्लायर को स्थानीय अधिकारियों से पूर्व अनुमोदन के साथ काम करने 
की अनुमति दी। लेकिन, आदेश ने ना अनुमोदन प्रदान होने के लिए कोई 
समय बताया और ना अनुमोदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी । आदेश 
ने किसी सप्लायर के आवेदन को अस्वीकार करने की स्थिति में अपील 
के लिए कोई तंत्र भी नहीं प्रदान किया। यह स्थानीय अधिकारियों के लिए 
मनमाने ढंग से आदेश लागू करने की गुंजाइश छोड़ देता है।

दिल्ली, महाराष्ट्र , राजस्थान, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल के राज्य, जो 
कोविड -19 में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, उनके एग्जीक्यूटिव आदेशों 
को पढ़ कर यह प्रवृत्ति सामने आती है (भावनानी, नारंग और बेदी 
आगामी):
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व्यक्तियों द्वारा जनादेश का उल्लंघन करने पर दंड 
की प्रकृति पर आदेश अस्पष्ट हैं। ये आदेश दंड 
निर्धारित करने के लिए व्यापक भाषा जैसे “लागू 
होने वाले किसी भी अन्य कानूनी प्रावधान” का 
उपयोग करते हैं। इससे कानूनी स्पष्टता और 
निश्चिता से समझौता हो सकता है। कुछ आदेश, 
जैसे कि राजस्थान और पश्चिम बंगाल के आदेश, 
उल्लंघन के लिए कोई दंड निर्दिष्ट नहीं करते हैं।

व्यक्तियों के अधिकारों को प्रतिबंधित करने 
वाले आदेशों सहित कोई भी आदेश संसद के 
समक्ष पेश नहीं किया गया था। ना तो DMA 
और ना ही EDA lलेजिस्लेचर द्वारा आदेशों की 
समीक्षा ज़रूरी समझता है।

DMA और EDA दोनों एग्जीक्यूटिव के निर्णयों 
के खिलाफ अपील करने के तंत्र पर चुप हैं। 
नतीजतन, कार्यकारी आदेशों से प्रतिकूल रूप से 
प्रभावित व्यक्तियों के लिए एकमात्र विकल्प कोर्ट 
का दरवाजा खटखटाना है।

सरकार के भीतर जवाबदेही की स्पष्ट रेखाएँ 
स्थापित करना कठिन है क्योंकि महामारी से 
निपटने में कई अधिकारी शामिल थे। पश्चिम 
बंगाल जैसे कुछ राज्यों में, इसने विरोधाभासी 
आदेशों को जन्म दिया। जहां एक आदेश में 
आवश्यक सामान बेचने वाले वेंडर्स को संचालित 
करने की अनुमति दी गई थी, अन्य आदेशों ने 
ऐसी बिक्री को अस्वीकार कर दिया था।
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अन्य देशों से हम क्या 
सीख ले सकते हैं?

ग्रोगेन और वेनबर्ग (2020) ने मुख्य सिद्धांतों की एक सूची तैयार 
की है जिसे जन स्वास्थ्य संकट की स्थिति पैदा होने की दशा में 
आवश्यक रूप से हमारे देश के कानूनी ढांचे का हिस्सा बनाया 
जाना चाहिये। तीन सिद्धांत जिन्हें भारत को अब भी आत्मसात 
करने की जरूरत हैं वो निम्न लिखित हैं (भवनानी, नारंग और बेदी 
आगामी)।

कानूनी निश्चितता और स्पष्टताः न्यूजीलैंड का 
सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया अधिनियम

सार्वजनिक संचार के दौरान कानूनों को विधिक निश्चितता और 
स्पष्टता को सुनिश्चित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, न्यूजीलैंड के 
कोविड -19 पब्लिक हेल्थ रिस्पांस एक्ट 2020 ने राज्य की कार्रवाई 
के मूल में कानूनी विशिष्टता पर जोर दिया। अधिनियम की धारा 8 
कार्यकारी आदेशों के लिए पूर्वापेक्षाएँ निर्धारित करती है। इसमें वे 
शर्तें शामिल हैं जिनके तहत कोविड -19 आदेश लागू किए जा 
सकते हैं (जैसे कि जब कोई महामारी नोटिस असर में हो)।

न्यूज़ीलैंड के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया अधिनियम, 2020 की 
धारा 14 और 15 इन आदेशों के लिए एक विशिष्ट प्रारूप निर्धारित 
करती है। जैसे कि,आदेश के लिये शासनदेश :

	• उस क्षेत्र का उल्लेख करता है जिस पर यह लागू होता है और 
जिस तारीख को यह लागू होता है;

	• विशेष परिस्थितियों को छोड़कर आदेश लागू होने के कम से 
कम 48 घंटे पूर्व इसे राजपत्र में प्रकाशित होना चाहिए; 

	• रद्द होने अथवा विस्तारित न होने की दशा में यह एक महीने 
के भीतर समाप्त हो जाता है। 

ह्यूमन राइट्स के अंतर्राष्ट् रीय मानदंडों का सम्मान 
करनाः सिविल और राजनैतिक अधिकारों पर 
अंतर्राष्ट् रीय अनुबंधों वाले प्रावधानों की सीमितता और 
अनादर के संदर्भ में सिराकुस ा का सिद्धांत

सरकारों को केवल 

“ऐसे उपाय करने चाहिए जो प्रकृति में 
आवश्यक, आनुपातिक, टेम्परेरी हों, और 
ह्यूमन राइट्स और वैधता के सिद्धांत का 
सम्मान करें” । 

ये सिद्धांत रूल ऑफ लॉ  में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, और अंतरराष्ट् रीय 
कानूनी मानदंडों में परिलक्षित होते हैं जैसे “सिविल और राजनैतिक 
अधिकारों पर अंतर्राष्ट् रीय अनुबंधों वाले प्रावधानों की सीमितता और 
अनादर के संदर्भ में सिराकुसा का सिद्धांत” (1984 में यूएन 
ईसीओएसओसी द्वारा अपनाया गया) ( डोनाल्ड और लीच 2020)। 
इन सिद्धांतों के तहत, हेल्थ क्राइसिस से निबटने के लिए 
इंडिविजुअल राइट्स को प्रतिबंधित करने वाले राष्ट् रों को यह 
सुनिश्चित करना चाहिए कि वे प्रतिबंध: कानून के अनुसार लागू 
किये गए हैं; विशेष तौर पर और कड़ाई पूर्वक संकट से निपटने के 
लिए आवश्यक हैं; कम से कम प्रतिबंधात्मक और दखलअंदाजी 
वाला हो; अनुप्रयोग के दौरान उनकी प्रकृति मनमानी या भेदभाव 
पूर्ण नहीं हों; वे सीमित अवधि वाले हों; रिव्यू के अधीन हों; और अंत 
में, ह्युमन डिग्निटी का सम्मान करने वाले हों।
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डेलिगेटेड लेजिसलेशन की निगरानी के लिये स्टैण्डिंग 
कमिटी: ऑस्ट् रेलिया का केस 

देशों को आवश्यक रूप से “आपातकालीन विनियमों के लागू किये 
जाने को चुनौती देने के लिए प्रक्रियाओ ंको सक्षम करने” के लिए 
निगरानी तंत्र को स्थापित और संरक्षित करना चाहिए। निरीक्षण 
सुनिश्चित करने के लिए, प्रदत लेजिसलेशनको नियमित संसदीय 
अनुमोदन और जांच के अधीन होना चाहिए।

ऑस्ट् रेलिया उच्च सदन में प्रदत्त विधान की जांच के लिए एक स्टैंडिगं 
कमिटी (सीनेट कमिटी) है। कमिटी एक साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार 
करती है जिसे ‘डेलिगेटेड लेजिस्लेशन मॉनिटर’ (प्रदत्त विधान 
निरीक्षण) कहा जाता है, और इसे सीनेट के समक्ष रखा जाता है। 
यह रिपोर्ट दस प्रमुख मापदंडों (सीनेट स्टैंडिगं कमेटी 2019) पर 
प्रदत्त लेजिसलेशन का आकलन करती है जैसे कि क्या आदेश 
कानून का अनुपालन करता है, क्या यह अनुचित रूप से स्वतंत्रता 
का उल्लंघन करता है, क्या इसमें ऐसे मामले शामिल हैं जिन्हें संसद 

द्वारा अधिनियमित करने की आवश्यकता है, क्या इन्हें असरित दलों 
से परामर्श करने के बाद बनाया गया था, और क्या मसौदे को अस्पष्ट 
तरीके से तैयार किया गया है। 

सीनेट कमेटी अपनी टिप्पणियों और सिफारिशों को संबंधित मंत्री 
या प्राधिकरण को बताती है। कमेटी और एग्जिक्युटिव के बीच सभी 
संचार रिकॉर्ड और प्रकाशित किए जाते हैं। इसके अलावा, 
एग्जीक्यूटिव द्वारा दिया गये प्रत्येक शपथ पत्र को प्रकाशित किया 
जाता है। अंत में, सीनेट कमेटी शपथ पत्र देने के बाद एग्जीक्यूटिव 
द्वारा की गई सभी कारवाई की निगरानी करती है। इन सभी रिपोर्टों 
और प्रतिक्रियाओ ंको सार्वजनिक जांच के लिए आसानी से सुलभ 
बनाया जाता है (ऑस्ट् रेलिया का  संसद)।

यह विस्तृत प्रक्रिया सीनेट कमिटी को अपने कर्तव्यों को असरी ढंग 
से निर्वहन करने में सक्षम बनाती है। इसी तरह के तंत्र यूनाइटेड 
किगडम और न्यूजीलैंड में भी मौजूद हैं जहां कमिटीयों को खास तौर 
से कोविड -19 से संबंधित कानून और डेलिगेटेड लेजिसलेशन की 
रिव्यू के लिए गठित किया गया था (वेस्टमिन्स्टर फाउंडेशन फॉर 
डेमोक्रे सी 2020)।

इस तरह के तंत्रों से सीखने और उन्हें आत्मसात करने पर भारतीय 
संसद की भूमिका को एग्जिक्युटिव के अतिरेक को रोकने में मजबूत 
बनाया जा सकेगा।
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इन सीखों को हम अपने देश 
में कैसे लागू कर सकते हैं?

DMA और EDA की विस्तारित भाषा ने एग्जिक्युटिव को मनमाने 
ढंग से कार्य करने की अनुमति दी है। हालाँकि, ऐसे कई तरीके हैं 
जिनसे विधायिका विधि के शासन को बनाए रखने के लिए 
एग्जीक्यूटिव की शक्तियों को सीमित कर सकती है। नीचे, हम 
उल्लिखित अंतरराष्ट् रीय सर्वोत्तम प्रथाओ ंके आधार पर कुछ 
सिफारिशें प्रस्तुत कर रहे हैं।

सुझाव 1: EDA और DMA के द्वारा कार्यकारी 
आदेशों के संदर्भ में प्रॉपर गाइडेंस प्रदान करना 
चाहिये

भारतीय प्रतिक्रिया को व्यापक और अस्पष्ट कानूनी वाक्यांशों के 
बजाय विशिष्ट कानूनी भाषा को अपनाना चाहिए। EDA की धारा 2 
और 2ए में आवश्यक रूप से संशोधन किया जाना चाहिए ताकि 
निम्नलिखित को उपलब्ध कराया जा सके:

	• उन विषयों की एक सूची तैयार की जा सकती है जिन्हें 
एग्जिक्युटिव रेग्युलेट कर सकती है और जिनमें एग्जिक्युटिव 
द्वारा लगाए जा सकने वाले प्रतिबंधों की प्रकृति शामिल हो;

	• शासनादेश जारी कर एग्जिक्युटिव के आदेशों में उसे लागू 
करने की तिथि, प्रयोज्यता का क्षेत्र और अधिनियम की उस 
धारा और उप धारा का उल्लेख करने को आवश्यक बनाया 
जाए है जिसके तहत उक्त शक्तियों का प्रयोग किया जाता है।

निम्नलिखित को उपलब्ध कराने के लिए DMA की धारा 35 और 

38 में संशोधन किया जाना चाहिए: 1 

	• इससे न केवल कानूनी स्पष्टता सुनिश्चित करने में मदद 
मिलेगी, बल्कि उनके तहत जारी होने वाले आदेश भी 
सुनिश्चित होंगे। 

इससे न केवल कानूनी स्पष्टता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, 
बल्कि उनके तहत जारी होने वाले आदेश भी सुनिश्चित होंगे।

सुझाव 2: EDA और DMA को चाहिये कि वह 
आपातकालीन परिस्थितियों में जारी होने वाले 
कार्यकारी आदेशों का टेम्परेरी होना सुनिश्चित करे 
और उनका संसदीय रिव्यू से गुजरना आवश्यक बनाए 

न्यूजीलैंड में, एग्जिक्युटिव को कुछ शक्तियों को प्रदान करने वाला 
कानून संसदीय अनुमोदन के अधीन है, और इसकी एक समापन 
समयावधि (सनसेट क्लॉज) होती है जो कानून लागू होने के दो 
साल बाद कानून को निरस्त करती है (भाग 1, धारा 3 कोविड -19 
पब्लिक हेल्थ रिस्पांस एक्ट 2020)। यह ताइवान और स्वीडन 
(चिएन-लिआंग 2020; कैमरून और कॉर्नेल 2020) में भी देखा 
गया है। कोविड -19 के संबंध में भारत के विधायी ढांचे में वर्तमान में 
ऐसा कोई तंत्र मौजूद नहीं है।

EDA की धारा 2 और 2A क्रमशः राज्य और कें द्र सरकारों को नियम 
निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करती है। हालाँकि, अधिनियम में 
इन्हें संबंधित सदनों के समक्ष रखने को आवश्यक नहीं बनाता है। 

1.	 DMA की धारा 35 और 38, कार्यपालिका को अनुमति देते हैं आवश्यक 
‘उपाय’ लेने के लिए . “उपाय” शब्द को, व्यापक रूप से परिभाषित किया गया 
है।पर ऐसे उपकरणों को परिभाषित नहीं किया गया है जो इन शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिए इस्तेमाल किये जा सकते है।
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निम्नलिखित को हासिल करने के लिए EDA में संशोधन किया 
जाना आवश्यक है:

	• अधिनियम के तहत बनाए गए कार्यकारी आदेशों को सक्षम 
और मार्गदर्शन करने वाले नियमों की रिव्यू और पारित करने 
के लिए संबंधित विधायी निकाय के समक्ष रखने का आदेश 
दें;

	• ऐसे नियमों को बनाने और उन्हें पारित कराने के लिए एक 
समय-सीमा निर्दिष्ट करें;

	• विधायिका को इतना सशक्त बनाना जिससे कि वह स्वास्थ्य 
संकटों का मुकाबला करने के नाम पर बनाये गए किसी भी 
ऐसे कानून को रद्द कर सके जो अनावश्यक प्रतीत होते हों;

	• उस अवधि का उल्लेख करें जिसके बाद इसके तहत बनाए 
गए नियम समाप्त हो जाएं (जब तक कि विधायिका द्वारा 
उसे विस्तारित न किया जाए)।

DMA की धारा 77 केवल राष्ट् रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा 
बनाए गए विनियमों को संसद के समक्ष रखने को आवश्यक बनाती 
है, न कि राष्ट् रीय कार्यकारी कमिटी द्वारा जारी किए गए विनियमों या 
आदेशों की। निम्नलिखित को हासिल करने के लिए DMA में 
संशोधन किया जाना चाहिए:

	• राष्ट् रीय कार्यकारी कमिटी द्वारा अधिनियम के तहत पारित 
नियमों को संसद के समक्ष रखे जाने से संबंधित शासनादेश 
जारी करें;

	• ऐसे नियमों को बनाने और उन्हें पारित कराने के लिए एक 
समय सीमा निर्दिष्ट करें;

	• विधायिका को इतना सशक्त बनाना जिससे कि वह स्वास्थ्य 
संकटों का मुकाबला करने के नाम पर बनाए गए किसी भी 
ऐसे कानून को रद्द कर सके जो अनावश्यक प्रतीत होते हों;

	• उस अवधि का उल्लेख करें जिसके बाद इसके तहत बनाए 
गए नियम समाप्त हो जाएं (जब तक कि विधायिका द्वारा 
उसे विस्तारित न किया जाए)।

DMA की धारा 78 के तहत राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए विनियमों 
को संबंधित राज्य विधान सभाओ ंके समक्ष रखना आवश्यक है। 
हालांकि, अधिनियम ऐसा करने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं 
करता है। इसे कानून में शामिल करने के लिए DMA में आवश्यक 
रूप से संशोधन किया जाना चाहिए:

	• उस अवधि का उल्लेख करें जिसके बाद इसके तहत बनाए 
गए नियम समाप्त हो जाएंगे (जब तक कि विधायिका के 
द्वारा इसे विस्तार प्रदान न किया जाए)।

सुझाव3: संसदीय अथवा स्टैंडिगं कमिटीज़ की रिव्यू 
कुछ निश्चित सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित होनी चाहिये

संसदीय रिव्यू के दो रूप हो सकते हैं। सबसे पहला यह कि, 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर असर डालने वाले सभी कार्यकारी आदेशों 
को संसद के समक्ष विचार के लिए पेश किया जाना चाहिए। दसूरा, 
सभी कार्यकारी आदेशों की समय-समय पर रिव्यू के लिए एक 
स्टैंडिगं कमिटीका गठन किया जाए। इसके अलावा, सिद्धांतों का 
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एक समुच्चय तैयार किया जाना चाहिये जो रिव्यू के कार्य को 
निर्देशित करे। इनमें (सीनेट स्टैंडिगं कमिटी 2019) शामिल है: 

	• इस बात की जाँच करना कि क्या आदेश मूल अधिनियम के 
अधिदेश से परे है;

	• स्वतंत्रता पर मनमाने या अत्यधिक प्रतिबंधों के खिलाफ 
जाँच करना (इसमें यह जाँचना शामिल है कि क्या आदेश 
व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओ ंका अनुचित रूप से 
उल्लंघन करते हैं);

	• स्पष्टता की कमी या सीमित मार्गदर्शन के खिलाफ जाँच 
करना जो एग्जिक्युटिव को शक्ति के दरुुपयोग के लिए 
गुंजाइश प्रदान करता है (इसमें अनुपालना की अनदेखी 
करने की स्थिति में दंड के प्रावधान का स्पष्ट वर्णन किया 
जाना सुनिश्चित हो);

	• जीवन, स्वतंत्रता, अधिकारों, दायित्वों और हितों को असरित 
करने वाले निर्णयों की रिव्यू की अनुमति को सुनिश्चित 
करना;

	• आदेश में शामिल ऐसे मामलों की जांच करना जो संसद द्वारा 
अधिनियमित करने के लिए अधिक उपयुक्त हैं;

	• क्या आदेश स्वतंत्र रूप से सर्व सुलभ है।

भारत में वर्तमान में अधीनस्थ विधान की रिव्यू करने के लिए संसद 
के दोनों सदनों के अधीन उप-कमिटीयां हैं। इन उप-कमिटीयों को 
यह जांचने का अधिकार है कि क्या एक कार्यकारी आदेश (राज्य 
सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का नियम 209):  

“संविधान या अधिनियम के प्रावधानों के 
अनुरूप है जिसके अनुसार इसे बनाया गया 
है; क्या इसमें ऐसे मामले शामिल हैं जिन्हें 
कमिटी की राय में संसद के एक अधिनियम 
के तहत अधिक उचित तरीके से निपटाया 
जाना चाहिए; क्या ऐसा लगता है कि आदेश 
संविधान या अधिनियम द्वारा डेलिगेटेड 
शक्तियों का कुछ असामान्य या अप्रत्याशित 
उपयोग करता है जिसके अनुसार इसे बनाया 
गया है।”.
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हालाँकि, इन कमिटीयों ने कोविड -19 से संबंधित विशिष्ट कार्यकारी 
आदेशों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि राज्यसभा की एक 
स्टैंडिगं कमिटी ने नोट किया कि लॉकडाउन अचानक था, यह 
कोविड -19 (विभाग से संबंधित गृह मामलों की संसदीय स्टैंडिगं 
कमिटी 2020) के दौरान पारित सरकारी आदेशों की व्यवस्थित 
रूप से रिव्यू नहीं करता है। इसके अलावा, इन कमिटीयों के अधिदेश 
में ऊपर सूचीबद्ध कुछ सिद्धांतों पर अधीनस्थ विधान की रिव्यू 
करना शामिल नहीं है।  

सुझाव 4: एग्जिक्युटिव के निर्णयों के विरुद्ध अपील 
करने के लिये EDA और DMA को आवश्यक रूप से 
एक तंत्र का निर्माण करना चाहिये 

DMA और EDA में निर्णयों के खिलाफ अपील करने का कोई तंत्र 
मौजूद नहीं है। यह कार्यकारी प्राधिकरण के आदेशों से असरित 
किसी भी व्यक्ति को प्रशासनिक सहारा लेने से रोकता है, जिसके 
कारण लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देने के लिये सिर्फ  कार्यों के 
बोझ तले पहले से ही दबे उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय का 
विकल्प बचता है।  

EDA और DMA को अवश्य ही प्रशासनिक अपील या रिव्यू का 
एक तंत्र पेश करना चाहिए। 

	• यह एक अर्ध-न्यायिक या आदेश जारी करने वाले कार्यकारी 
निकाय हो सकता है। इसका एक उदाहरण भारतीय दंड 
प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (5) और 144 (6) में देखने को 
मिलता है। वे किसी भी मजिस्ट् रेट या राज्य सरकार को अपने 
“स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर 
इस धारा के तहत किए गए किसी भी आदेश को रद्द करने 
या पलटने की अनुमति देते हैं”। संहिता आगे धारा 144 (7) 
में “आवेदक को व्यक्तिगत रूप से या प्लीडर द्वारा उसके 
समक्ष पेश होने और आदेश के खिलाफ कारण बताने का 
एक प्रारंभिक अवसर प्रदान करने के लिए; और यदि 
मजिस्ट् रेट या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, आवेदन को 
पूरी तरह या आंशिक रूप से खारिज कर देता है, तो वह ऐसा 
करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।”

	• एक अन्य तंत्र कार्यकारी आदेशों से निकलने वाले मामलों 
की सुनवाई के लिए अलग प्रशासनिक न्यायालय या 

न्यायाधिकरण स्थापित कर सकता है। इसके उदाहरण 
विभिन्न देशों में देखे जा सकते हैं। न्यूजीलैंड में, जिला 
न्यायालयों को  कारवाई के कारण उत्पन्न होने वाले कोविड 
से संबंधित मामलों की सुनवाई करने का विशेष अधिकार 
प्रदान किया गया है। स्वीडन में, प्रशासनिक मामलों की 
सुनवाई के लिए एक अलग अदालत की स्थापना की जाती 
है, जिसमें महामारी के दौरान अधिकारों को प्रतिबंधित करने 
के एग्जिक्युटिव के निर्णय शामिल हैं। स्वीडन के समान, 
फ्रांस में एक स्वतंत्र प्रशासनिक न्यायालय है। संयुक्त राज्य 
अमेरिका में, प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम, 1946 
एग्जिक्युटिव को अर्ध-न्यायिक अपीलों की एक संरचना 
स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन करता है ताकि एग्जिक्युटिव 
की कार्रवाई से पीड़ित लोगों को सहारा लेने में सक्षम बनाया 
जा सके।   

भारत में पूर्व में सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से निबटने के लिए 
सार्वजनिक स्वास्थ्य (महामारी, जैव-आतंकवाद और आपदाओ ंकी 
रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन) विधेयक, 2017 (सार्वजनिक 
स्वास्थ्य विधेयक) का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसने इन 
सिद्धांतों को कानूनी स्पष्टता, विधायी रिव्यू और अपील तंत्र में 
शामिल करने की मांग की थी। बिल में “आइसोलेशन” और “सोशल 
डिस्टेंसिगं” जैसे शब्दों को परिभाषित किया गया है, जो वर्तमान में 
कानून में अपरिभाषित हैं। धारा 13 ने एग्जिक्युटिव के आदेशों के 
संसदीय अनुमोदन के लिए एक तंत्र को स्पष्ट किया, और उसके 
लिए 30 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की। अंत में, इसने 
एग्जिक्युटिव के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए ऐसी 
प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास किया। हालाँकि, विधेयक अधिनियमित 
नहीं हो पाया। 

प्रत्येक संकट भविष्य के लिए बेहतर तैयारी करने का अवसर प्रदान 
करता है। इसी तरह, इस महामारी ने कई अंतरराष्ट् रीय कानूनी 
मानदंडों पर प्रकाश डाला है, जिन्हें भारत अपनी संरचनाओ ं को 
मजबूत करने के लिए आत्मसात कर सकता है। उम्मीद है, हमारे 
द्वारा स्थापित मानदंड भविष्य में किसी भी संकट के माध्यम से भारत 
के गरीब और वंचितों की रक्षा करेंगे।
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शरण भावनानी

शरण भवनानी सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी में रिसर्च और ट्रेनि गं प्रोग्राम टीम के सलाहकार हैं। वह एक 
वकील हैं, और उन्होंने नेशनल लॉ स्कू ल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर (NLSIU) से कानून में उपादी 
प्राप्त की है। उन्होंने पहले नेशनल लॉ स्कू ल ऑफ इंडिया रिव्यू के प्रधान संपादक के रूप में काम किया 
है।

प्रशांत नारंग

डॉ. प्रशांत नारंग सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के रिसर्च और ट्रेनि गं प्रोग्राम टीम में सीनियर फेलो है। सेंटर 
फॉर सिविल सोसाइटी में उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार सिफारिशें 
और स्ट् रीट वेंडर एक्ट कंप्लायंस इंडेक्स शामिल हैं। उन्होंने राजस्थान में स्ट् रीट वेंडेल एक्ट के कार्यान्वयन 
के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट र्से एक अनुकूल निर्णय प्राप्त किया। प्रशांत ने हाल ही में जवाहरलाल नेहरू 
विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस से पी.एच.डी पूरी की है। राइट टू एजुकेशन 
एक्ट और स्ट् रीट वेंडर एक्ट के अलावा, उनके वर्तमान हित क्षेत्र रूल ऑफ लॉ और भारत में व्यापार और 
व्यापार करने का संवैधानिक अधिकार हैं।

 जयना बेदी

जयना बेदी सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के रिसर्च एंड ट्रेनि गं प्रोग्राम्स टीम में सीनियर एसोसिएट हैं। 
उन्होंने मिरांडा हाउस, दिल्ली विश्वविद्यालय से सोशियोलॉजी  में उपादी प्राप्त की है। जयना पिछले तीन 
वर्षों से वेंडर के आजीविका और क्वालिटी ऑफ़ लॉज़ के मुद्दे पर काम कर रहीं हैं। उन्होंने 2019 और 
2020 में स्ट् रीट वेंडर एक्ट के कार्यान्वयन पर वार्षिक प्रगति विवरण तैयार करने में CCS की सहायता 
की।

लेखक





Centre for Civil Society

Founded in August 1997 on the 50th Anniversary of India’s  independence, 
Centre for Civil Society (CCS) is a leading public  policy think tank today, 
ranked 5th in India and 83rd in the world by  the TTCSP 2021 report.  

CCS champions individual choice and institutional accountability by  
shaping India’s public policy, using evidence-based research, outreach  
programs and policy training. Our areas of work include education,  
livelihoods, governance, environment, agriculture and science &  
technology policy.  

Since its founding in 1997, CCS has stayed non-partisan and  independent, 
providing objective analysis and inputs on public policy. Our work in 
education, livelihood, policy training, property rights and  competitive 
markets are secured by the rule of law and promotes choice and 
accountability across private and public sectors.

Commonwealth Foundation

The Commonwealth Foundation is a development organisation with an 
international remit and reach, uniquely situated at the interface 
between government and civil society. The Foundation strengthens the 
capacity of civil society to act together and learn from each other to 
engage with the institutions that shape people’s lives. It strives for 
more effective, responsive and accountable governance with civil 
society participation, which contributes to improved development 
outcomes.
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